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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा पर साहित्य रखना आतंकवादी कृ त्य नहीं है, दोनों को जमानत दी गई।
 मामले के  बारे में:

 सुप्रीम कोर्ट वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फे रेरा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भीमा-खोटेगांव मामले
में दोनों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ((एनआईए) कर रही थी।

 भीमा खोरेगांव (2018) मामला पुणे के  पास भीमा खोरेगांव में दो समुदायों के  बीच हिंसा से संबंधित है, जिनमें से
एक दलित है। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लगभग 30
पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 300 को गिरफ्तार किया गया। एनआईए को अपनी जांच में वर्नोन गोंसाल्वेस और
अरुण फे रिएरा के  कई साहित्य मिले जो माओवादी गतिविधियों का समर्थन करते थे। उन्हें पुणे में माओवादियों द्वारा
वित्त पोषित एल्गार परिषद में उग्र भाषण देने के  आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

 सुप्रीम कोर्ट का फै सला:

 सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि के वल हिंसक कृ त्यों का साहित्य रखना यूएपीए अधिनियम, 1967
के  तहत "आतंकवादी कृ त्य" नहीं माना जाता है।

 कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी आतंकी संगठन से जुड़ना या उससे जुड़ना ही ऐसे संगठन की "सदस्यता" आकर्षित
करने के  लिए पर्याप्त नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग की याचिका पर कें द्र, छह राज्यों से जवाब मांगा।
एक गैर सरकारी संगठन नेशनल फे डरेशन ऑफ इंडियन वुमन (एनएफआईडब्ल्यू) द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट
ने मॉब लिंचिंग के  मामलों पर उनकी प्रतिक्रिया के  संबंध में गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और
मध्य प्रदेश के  पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है।

 थासीन पूनावाला के स 2018, :

 मॉब लिंचिंग से जुड़ा एक अहम मामला.सुप्रीमकोर्टनेमॉबलिंचिंगको ''रेंगतीघटनाएं''
कहाथाऔरइसेशुरुआतमेंहीखत्मकरनेकीजरूरतथी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किए थे कि पुलिस को ऐसे
मामलों में एफआईआर दर्ज करनी होगी और पुलिस को ऐसे किसी भी मामले के  लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।

 10 जुलाई, 2023 - सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई को राज्यों से मॉब लिंचिंग को रोकने के  लिए उठाए गए कदमों को
अदालत के  सामने लाने को कहा था। साथ ही मॉब लिंचिंग के  मामलों में उन्होंने क्या कार्रवाई की?

।



वांग यी ने संप्रभुता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की
 चीन के  शीर्ष राजनयिक वांग यी ने शुक्रवार को अपने पहले संदेश में चीन की संप्रभुता और सुरक्षा की "दृढ़ता से रक्षा"
करने और किन गैंग को हटाने के  बाद एक बार फिर विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने का संकल्प लिया।

 शुक्रवार को चीनी वेबसाइटों ने नई वेबसाइटों पर दिग्गज राजनयिक के  संदेश के  साथ किन गैंग को नए मंत्री के  रूप में
दिखाया। वेबसाइट ने किन गैंग के  संदेश और वीडियो लौटा दिए जिन्हें इस सप्ताह के  शुरू में हटा दिया गया था।

 श्री वांग ने अपने संदेश में कहा, "सीपीसी कें द्रीय समिति और इसके  मूल में कॉमरेड शी जिनपिंग के  आसपास और
अधिक एकजुट होंगे" और साथ ही "राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकासात्मक हितों की दृढ़ता से रक्षा करेंगे"।

लोकसभा में बिना बहस के  दो स्वास्थ्य विधेयक पारित।
  पारित किए गए विधेयक हैं:

 राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी सेवा विधेयक 2023 - यह भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त
करने और एक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (एनएमएमसी) स्थापित करने का प्रयास करता है।

 वर्तमान में देश में लगभग 33.41 लाख नर्सिंग कर्मी पंजीकृ त हैं।

 विधेयक का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा को विनियमित और बनाए रखना है। यह इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं
विकास और नए तरीकों को अपनाने का भी आह्वान करेगा।

 राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त कर देगा। यह दंत चिकित्सा, दंत
चिकित्सक शिक्षा और मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को विनियमित और प्रबंधित करेगा।

भारत, जापान "शांतिकालीन सहयोग" को मजबूत करने के  लिए काम करेंगे: जयशंकर
  जापानी विदेश मंत्री योशिमाशा हयाशी 6 देशों के  दौरे पर भारत में हैं।

 गुरुवार को उन्होंने 15वीं वार्षिक भारत-जापान विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जहां जापान ने 2022 और
2027 के  बीच भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करने की सिफारिश की।

 अनंत कें द्र द्वारा आयोजित भारत-जापान मंच को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने जापान की "अनुकरणीय
आधुनिकतावादी" के  रूप में प्रशंसा की, जो भारत के  लिए एक आदर्श है। उन्होंने शुरुआती चरणों में और अब मेट्रो ट्रेन
और प्रौद्योगिकी प्रदान करके  मारुति सुजुकी, मेट्रो लाकर कार क्षेत्र में क्रांति लाने के  लिए जापान को श्रेय दिया। भारत
की बुलेट ट्रेन आकांक्षाओं का समर्थन करना।

 जापानी विदेशी मोनसोटर श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और युगांडा का दौरा करेंगे।



मोदी का कहना है कि भारत चिप निर्माण उद्योग का कें द्र बन सकता है
 पीएम मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में 'सेमीकॉन इंडिया 2023' का उद्घाटन किया.पीएम मोदी ने भारत में सेमी
कं डक्टर में निवेश की जोरदार वकालत की।

 उन्होंने बताया

 उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों को सूचीबद्ध करते हुए कहा, "देश में सेमीकं डक्टर क्षेत्र के  विकास में तेजी
लाने के  लिए, हम लगातार नीतिगत सुधार कर रहे हैं और सेमीकं डक्टर उद्योग के  लिए एक व्यापक रोड मैप के  लिए
भागीदार देशों के  साथ भी काम कर रहे हैं।"

 पीएम मोदी ने इंटरनेट पहुंच, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल प्रतिभा, बाजार आदि पर प्रकाश डाला, जो भारत के
सेमीकं डक्टर उद्योग की प्रेरक विशेषताएं हैं।

 एएमडी द्वारा 400 मिलियन डॉलर का निवेश:

 अमेरिकी चिप निर्माता एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (एएमडी) ने बेंगलुरु में सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर बनाने के  लिए
पांच वर्षों में भारत में चिप निर्माण में 400 मिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है।

प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के  लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन की आवश्यकता है
  पीएम नरेंद्र मोदी ने जी 20 देशों से रचनात्मक रूप से काम करने और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के  लिए
कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण लाने का आह्वान किया। वह वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  जरिए चेन्नई में चल रही जी 20
पर्यावरण मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

 उन्होंने बताया कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन बिजली का अपना लक्ष्य लक्ष्य वर्ष 2030 से वर्षों पहले ही हासिल कर
लिया है।

 उन्होंने 'छोटे द्वीप राष्ट्रों' को 'बड़े समुद्री देश' कहा। उन्होंने समुद्री संसाधनों के  जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने
भारत के  प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता की सराहना की और बताया कि प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर काम
चल रहा है। उन्होंने मिशन अमृत सरोवर के  बारे में बात की जिसने के वल 1 वर्ष में 63000 से अधिक जल निकाय
बनाए।

हांगकांग कोर्ट ने विरोध गीत पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की याचिका खारिज कर दी।
  हांगकांग सरकार ने एक ऐतिहासिक फै सले में ग्लोरी टू हांगकांग गीत के  प्रसारण और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध
किया है, जिसने शहर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती देने से इनकार कर दिया है।

 यह गीत 2019 में चीनी सरकार के  खिलाफ विरोध प्रदर्शन के  दौरान लिखा गया था और इसके  बोल लोकतंत्र और स्वतंत्रता
का आह्वान करते हैं।

 99 साल की लीज अवधि समाप्त होने के  बाद 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन से चीन में स्थानांतरित कर दिया गया था। चीन ने
वादा किया था कि हांगकांग 50 वर्षों तक अपनी नागरिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र बनाए रख सकता है। चीनी सरकार समय-समय
पर हिंगकांग पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती रहती है। हाल ही में होमगॉन्ग सरकार ने शहर के  गान के  खोज
परिणाम में चीन के  राष्ट्रगान को शीर्ष पर दिखाने के  लिए Google पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं
हुआ।



सेना के  जनरल ने खुद को नाइजर का नेता घोषित किया।
 नाइजर के  सेना प्रमुख अब्दौरहमाने तचिआनी को शुक्रवार को अस्थिर जिहादी प्रभावित राष्ट्र के  नए नेता के  रूप में
नामित किया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति बज़ौम को हिरासत में लिए जाने के  बाद यह तीसरा दिन था।

 नाइजर के  पूर्व औपनिवेशिक स्वामी फ्रांस ने तख्तापलट को न तो पूर्ण और न ही अंतिम कहा है। यह तख्तापलट
नाइजीरियाई लोगों के  लिए, नाइजर के  लिए और पूरे क्षेत्र के  लिए पूरी तरह से नाजायज और बेहद खतरनाक है, ”श्री
मैक्रॉन ने श्री बज़ौम की रिहाई का आह्वान करते हुए कहा।



यूक्रे न युद्ध ख़त्म करने के  लिए पुतिन अफ़्रीका के  प्रयास का 'अध्ययन' कर रहे हैं
  रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रे न में संघर्ष को समाप्त करने के  लिए कु छ अफ्रीकी नेताओं
द्वारा दिए गए प्रस्तावों की "सावधानीपूर्वक" जांच कर रहा है। श्री पुतिन ने रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के  दूसरे दिन
कहा, "हम आपकी पहल का सम्मान करते हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं।"यह शिखर सम्मेलन काला सागर के
माध्यम से यूक्रे नी अनाज निर्यात की अनुमति देने के  समझौते से रूस के  पीछे  हटने के  बाद हो रहा है

सिंगापुर में 'मादक पदार्थों की तस्करी' के  लिए महिला को फाँसी।
  नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के  लिए मौत की सज़ा बंद करने के  शहर-राज्य के  आह्वान के  बावजूद, सिंगापुर
ने शुक्रवार को 19 वर्षों में किसी महिला को पहली बार फांसी दी और इस सप्ताह मादक पदार्थों की तस्करी के  लिए
दूसरी फांसी दी।

 सिंगापुर के  कानून में 500 ग्राम से अधिक भांग और 15 ग्राम हेरोइन की तस्करी के  दोषी किसी भी व्यक्ति के  लिए
मौत की सजा का प्रावधान है।

   संपादकीय   1     
 अनावश्यक कदम :

 ईडी प्रमुख को पद पर बने रहने की अनुमति देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही अधिकार को कमजोर
कर दिया है

संपादकीय के  बारे में:
  संपादकीय ईडी प्रमुख एसके  मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के  सुप्रीम कोर्ट के  हालिया
फै सले के  संबंध में है। अपने 11 जुलाई के  फै सले को वापस लेते हुए जिसमें उसने उन्हें पद छोड़ने के  लिए कहा था।
संपादकीय में कोर्ट के  इस फै सले की आलोचना की गई है.

SC के  11 जुलाई के  फै सले के  बारे में;
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी प्रमुख को कार्यकाल विस्तार देना असंवैधानिक है। और उन्हें 31 जुलाई से पहले पद
छोड़ने का निर्देश दिया था.

SC द्वारा हालिया विस्तार के  बारे में;
 31 जुलाई से कु छ दिन पहले ही कें द्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एफएटीएफ का मूल्यांकन चल रहा
है और ईडी प्रमुख का पद पर रहना जरूरी है। यह राष्ट्रीय हित का मामला है.इसने अदालत से ईडी प्रमुख को 15 अक्टूबर
तक पद पर रहने देने की मांग की।

 SC ने आख़िर कार अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी

 SC ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सिस्टम इस एक अधिकारी पर इतना निर्भर कै से हो सकता है?

संपादकीयदृश्य: 
31  संपादकीय बताता है कि किसी भी विभाग में कई अधिकारी काम कर रहे होते हैं और सिर्फ  एक को हटाने से मामला
पूरी तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए। एफएटीएफ का मूल्यांकन राष्ट्रीय सुरक्षा के  लिए महत्वपूर्ण है, इसके  बाद भी सुप्रीम
कोर्ट के  पास ईडी का कार्यकाल न बढ़ाने के  लिए पर्याप्त गुंजाइश थी।



संपादकीय के  बारे में:
  संपादकीय इस जुलाई महीने में पूरी दुनिया में आई लू, उच्च तापमान के  बारे में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के  आह्वान
के  साथ ग्लोबल वार्मिंग बीत चुकी है और "वैश्विक उबाल" आ गया है। इसमें उन कदमों के  बारे में भी बताया गया है
जो इसे कम करने के  लिए उठाए जा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन के  लिए नए सिरे से तात्कालिकता की भावना की आवश्यकता है

 एंटोनियोगुटेरस ने क्या कहा:
  हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का युग बीत
चुका है और "ग्लोबल बॉयलिंग" आ गया है। वह इस वर्ष जुलाई के  दौरान दुनिया को झेलने वाले उच्च तापमान की
ओर इशारा कर रहे थे।

 कई वैज्ञानिक अध्ययन का दावा है कि इस साल जुलाई 12000 वर्षों में सबसे गर्म महीना होगा। विश्व मेट्रोलॉजिकल
संगठन और यूरोपीय आयोग के  कॉपरनिकस सेंटर ने संके त दिया है कि इस साल जुलाई 16.95 डिग्री सेल्सियस
तापमान के  साथ 176 वर्षों में सबसे गर्म महीना होने की उम्मीद है।2019 से .2 डिग्री सेल्सियस अधिक।

   संपादकीय   2      
 पारा बढ़ रहा है

 उच्च तापमान का प्रभाव :
चीनी उत्तर पश्चिम में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, ग्रीस, अमेरिका और इटली में जंगल की आग,
अमेरिका और कई यूरोपीय देशों को अपेक्षा से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, उत्तर और पश्चिम भारत,
दक्षिण कोरिया, चीन में अप्रत्याशित भारी बारिश के  कारण अचानक बाढ़ आ गई। अत्यधिक गर्मी ।

 क्या किया जा सकता है :
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बताया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बढ़ने पर अभी भी रोक
लगाने के  लिए "नाटकीय" उपाय किए जाने की जरूरत है। सीओपी 28 के  मनोनीत अध्यक्ष डॉ. सुल्तान अल जाबेर ने
भी इसी ओर इशारा किया है।

 भारत के  लिए पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि सत्ता में आने पर वह भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
बनाएंगे, यह और भी बेहतर होगा यदि भारत जो वर्तमान में 2070 तक नेट शून्य देश बनने का वादा करता है, इस
अवधि को घटाकर 2050 कर दे। जलवायु परिवर्तन हर किसी को प्रभावित करता है और जल्द से जल्द नेट ज़ीरो देश
बनने के  लिए सभी शक्तियाँ लागू करने के  लिए काम किया जाना चाहिए।


